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fnYyh ds foLFkkfir >qXxh cfLr;ksa esa jgus okyksa dks Hkw[k.Mksa dk vkoaVu

2324- 
Jh ijost+ gk'keh% 
D;k 'kgjh fodklea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
D;k ;g lp gS fd fnYyh esa >qXxh cfLr;ksa dks gVk dj nwljh txg ij Hkw[k.M nsdj

clk;k x;k gS(
¼[k½ 
D;k ;g Hkh lp gS fd foLFkkfir >qXxh cfLr;ksa esa jgus okyksa dks Hkw[k.M dh jlhn nh xbZ Fkh vkSj muls iSlk Hkh tek djok;k x;k gS] ijUrq vHkh rd mudks Hkw[k.M vkoafVr ugha fd, x, gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS(
¼x½ 
bl izdkj ds fdrus >qXxh dSEi vFkok O;fDr g®] ftudks vHkh Hkw[k.M fn, tkus g®(
¼?k½ 
mijksDr O;fDr;ksa dks dc rd Hkw[k.M vkoafVr dj fn, tk,axs( vkSj
¼³½ 
D;k Hkw[k.M ds vykok dksbZ vU; oSdfYid ;kstuk ljdkj ds ikl fopkjkèkhu gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\

उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सौगत राय)
(क) दिल्‍ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने उल्‍लेख किया है कि दिल्‍ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (तत्‍कालीन स्‍लम एवं जेजे विभाग)द्वारा स्‍लमवासियों के लिए भूखण्‍डों की अन्‍यत्र व्‍यवस्‍था करके स्‍लमों को दूसरी जगह बसाया गया है । परन्‍तु राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय सं0 1613 दिनांक 3.2.2010 द्वारा आवादकारों के पुन: स्‍थापन की अनुमोदित स्‍कीम के कार्यान्‍वयन हेतु संशोधित नीति के अनुसार अब से भूखण्‍डों के बजाय जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कम लागत वाली आवासीय स्‍कीम के तहत निर्मित फ्लैट पात्र आवादकार परिवारों को आबंटित किए जाएंगे ।
(ख)से(घ): झुग्‍गी-झोपड़ी समूहों से लगभग सभी झुग्‍गीवासियों, जो भूखण्‍डों के आबंटन हेतु पात्र थे, को हटाकर पुन:स्‍थापन भूखण्‍ड सौंपे गए हैं । तथापि, अभी भी ऐसे कुछ मामले लंबित पड़े हैं जिनमें अभी आबंटन नहीं हुआ है । झुग्‍गी-झोपड़ी समूहों से हटाए गए लोगों से प्राप्‍त कोई आवेदन, जिसके साथ अंशदान की राशि प्राप्‍त हुई है, आबंटन हेतु यदि अभी तक लंबित पड़े हों तो व्‍यक्तिगत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और यदि राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार की नई नीति के अनुसार उन्‍हें पात्र पाया जाता है तो केवल फ्लैट आबंटित किए    जाएंगे । इन मामलों, जिनमें आबंटन नहीं हुआ है, पर निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है और तत्‍पश्‍चात उसे दिल्‍ली सरकार को भेजा जाएगा । सरकार को रोहतास यादव बनाम भारत संघ एवं अन्‍य के मामले में माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के निर्देशों की भी प्रतीक्षा करनी है । इसके अतिरिक्‍त्‍ा डीयूएसआईबी ने बताया है कि आवेदकों,  जिन्‍होंने अपना 7000/-रूपये का अंशदान जमा करवाया है, के अनुरोध पर उस धनराशि को लौटाया जा सकता है । उपरोक्‍त के आलोक में और माननीय न्‍यायालय के निर्देशों की प्रतीक्षा को भी देखते हुए झुग्‍गी-झोपड़ी वासियों को फ्लैटों के आबंटन हेतु डीयूएसआईबी द्वारा किसी विशेष समय-सीमा का उल्‍लेख नहीं किया जा सकता  है ।
(ड.): राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के अनुसार पात्र झुग्‍गी-झोपड़ी वासियों को जेएनएनयूआरएम के घटक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत निर्मित फ्लैटों के आबंटन हेतु 19.2.2010 के निर्णय में प्रावधान किया गया है ।
*******
